	भारत सरकार
उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक
वितरण मंत्रालय (उपभोक्‍ता मामले विभाग) 

	राज्‍य सभा 
अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 967


जिसका उत्‍तर सोमवार 03 दिसम्‍बर, 2012 को दिया जाएगा
आवश्‍यक वस्‍तुओं की कालाबाजारी 
967.
प्रो0 अनि‍ल कुमार साहनी:

क्‍या उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क)
क्‍या आवश्‍यक वस्‍तुओं की जमाखोरी और कालाबाजारी उनकी कीमतें बढ़ने के कारणों में से एक है;
(ख)
यदि हां, तो जमाखोरों और कालाबाजारियों पर अंकुश लगाने के लिए किए गए उपायों का ब्‍यौरा क्‍या है; और 

(ग)
वर्ष 2012 के दौरान आज की तिथि तक राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र‑वार कितने जमाखोरों और कालाबाजारियों को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा चलाया गया और उनका दोष सिद्ध किया गया?

उत्‍तर

उपभोक्‍ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0 वी0 थॉमस)
(क) से (ग): खाद्यान्‍नों सहित कुछ आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍य कम बारिश, आदानों की लागत में वृद्धि, उच्‍च अंतर्राष्‍ट्रीय मूल्‍य और बढ़ती मांग के कारण हैं।

आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम,1955 का प्रवर्तन करना राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों की जिम्‍मेदारी है। राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को आवश्‍यक वस्‍तुओं की जमाखोरी और चोर बाजारी को रोकने के लिए आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम,1955 और चोर बाजारी निवारण एवं आवश्‍यक वस्‍तु प्रदाय अधिनियम,1980 दोनों के उपबंधों के तहत आवश्‍यक कार्रवाई करने के लिए शक्‍तियां प्रत्‍यायोजित की गई हैं।  राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को बार-बार दोनों अधिनियमों को कड़ाई से लागू करने और इन अधिनियमों के प्रवर्तन की आवधिक रूप से निगरानी करने का भी अनुरोध किया गया है।
       राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2012 के दौरान, (आज की तारीख अर्थात 26.11.2012 तक) आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के तहत नियमों के उल्‍लंघन के लिए मारे गए छापों, गिरफ्तार, अभियोजित एवं दोषसिद्ध व्‍यक्तियों और जब्‍त किए गए माल के मूल्‍य के ब्‍यौरे अनुलग्‍नक-I में दिए गए हैं।

राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को, ऐसे व्‍यक्तियों, जिनकी गतिविधियां समुदाय को आवश्‍यक वस्‍तुओं की आपूर्ति बनाए रखने में बाधक पाई जाती हैं, को चोर बाजारी निवारण एवं आवश्‍यक वस्‍तु प्रदाय अधिनियम,1980 के तहत नजरबंद करने की शक्‍तियां प्रदान की गई हैं। राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा केंद्र सरकार को दी गई सूचना के अनुसार वर्ष  2012 के दौरान उक्‍त अधिनियम के तहत जारी किए नजरबंदी आदेशों के ब्‍यौरे नीचे दिए गए हैं :- 
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र का नाम 
	वर्ष 2012 के दौरान

	तमिलनाडु
	164

	गुजरात
	41

	महाराष्‍ट्र
	03

	कुल
	208


         इसके अलावा, आवश्‍यक वस्‍तुओं की जमाखोरी और चोरबाजारी को रोकने के लिए सरकार द्वारा निम्‍नलिखित कदम उठाए गए हैं:-
1. राज्‍य सरकारों की प्रशासनिक और विनियामक उपायों के जरिए कदाचार, मुनाफाखोरी और जमाखोरी को रोककर आवश्‍यक वस्‍तुओं के मूल्‍यों में वृद्धि को रोकने में महत्‍वपूर्ण भूमिका होती है। सभी राज्‍य सरकारों को समय-समय पर इन दोनों अधिनियमों का उपयुक्‍त प्रयोग करने की सलाह दी गई हे। 
2. आवश्‍यक वस्‍तु अधि‍नि‍यम,1955 के तहत जमाखोरी-रोधी कार्य करने के लि‍ए राज्‍य सरकारों/संघ राज्‍य क्षेत्र प्रशासनों को प्रभावी कार्रवाई करने में सक्षम बनाने के लि‍ए यह नि‍र्णय लि‍या गया कि‍ राज्‍य सरकारों को 15.02.2002 के केंद्रीय आदेश के कुछ उपबंधों को दालों, खाद्य तेलों, खाद्य ति‍लहनों, चावल और धान के संबंध में प्रास्‍थगन में रखकर स्‍टॉक सीमा अधि‍रोपि‍त करने में सक्षम बनाया जाए। वर्तमान में, 7 राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों अर्थात् आंध्र प्रदेश, राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्‍ली, मणिपुर, महाराष्‍ट्र, तमिलनाडु, झारखण्‍ड और अण्‍डमान और निकोबार द्वीप समूह, जिन्‍होंने विशेष रूप से धान और चावल के संबंध में स्‍टॉक सीमा को जारी रखने का अनुरोध किया है, के लिए दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के संबंध में स्‍टॉक सीमा 30.9.2013 तक तथा चावल और धान के संबंध में 30.11.2012 तक अनुमेय है। 
3.   केंद्रीय सरकार द्वारा, खासतौर पर आवश्‍यक वस्‍तुओं में मूल्‍य वृद्धि को रोकने के लिए किए गए विभिन्‍न उपाय अनुलग्‍नक-II पर दिए गए हैं।
आवश्‍यक वस्‍तुओं की कालाबजारी के सम्‍बन्‍ध में राज्‍य सभा के दिनांक 3-12-2012 के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 967 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
अनुलग्‍नक-I

आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम, 1955 के तहत की गई कार्रवाई
(आवश्‍यक वस्‍तु अधिनियम से सम्‍बन्धित अपराधों – स्‍टॉक सीमा आदेशों के उल्‍लंघन के अतिरिक्‍त/स्‍टॉक सीमा आदेशों के उल्‍लंघन के लिए)
राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों के वर्ष 2012 के लिए प्राप्‍त जानकारी 
	क्रम सं. 
	राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र  
	छापों की संख्‍या 
	गिरफ्तार किए गए व्‍यक्तियों की संख्‍या 
	अभियोजित व्‍यक्तियों की संख्‍या 
	दोषसिद्ध व्‍यक्तियों की संख्‍या 
	जब्‍त की गई वस्‍तुओं का मूल्‍य 
	अवधि तक 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	(लाख रूपये में) 
	 

	1
	आन्‍ध्र प्रदेश 
	9847
	45
	0
	0
	788.77
	जुलाई 

	2
	अरूणाचल प्रदेश 
	 
	 
	 
	 
	 
	सूचित नहीं 

	3
	असम
	728
	1
	2
	शून्‍य 
	8.16
	सितम्‍बर/जून 

	4
	बिहार
	59
	29
	-
	-
	43.647
	जुलाई/मार्च 

	5
	छत्तीसगढ
	186
	0
	23
	5
	102.96
	जून/सूचित नहीं

	6
	दिल्‍ली 
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	अगस्‍त/सूचित नहीं 

	7
	गोवा 
	18
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	अक्‍तूबर 

	8
	गुजरात 
	18638
	57
	29
	-
	160.2
	सितम्‍बर 

	9
	हरियाणा 
	68
	63
	20
	3
	40.21
	सितम्‍बर/जुलाई 

	10
	हिमाचल प्रदेश 
	7663
	2
	-
	365
	20.14
	मार्च/सूचित नहीं  

	11
	जम्‍म  एवं कश्‍मीर 
	 
	 
	 
	 
	 
	सूचित नहीं 

	12
	झारखंड 
	 
	 
	 
	 
	 
	सूचित नहीं 

	13
	कर्नाटक
	654
	55
	0
	0
	21.22
	अगस्‍त/सूचित नहीं 

	14
	केरल 
	19237
	0
	0
	0
	0
	सितम्‍बर/अगस्‍त 

	15
	मध्‍य प्रदेश 
	 
	 
	 
	 
	 
	सूचित नहीं 

	16
	महाराष्‍ट्र 
	1194
	1765
	1089
	0
	19504.51
	सितम्‍बर/सूचित नहीं 

	17
	मणिपुर
	18
	8
	5
	1
	12.508
	अक्‍तूबर 

	18
	मेघालय 
	138
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	मई 

	19
	मिजोरम 
	117
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	सूचित नहीं/सितम्‍बर 

	20
	नागालैंड 
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	सितम्‍बर 

	21
	उड़ीसा 
	27060
	-
	68
	-
	3.587
	जुलाई/सूचित नहीं 

	22
	पंजाब 
	120
	1
	1
	1
	2.09
	अप्रैल/सूचित नहीं 

	23
	राजस्‍थान 
	 
	 
	 
	 
	 
	सूचित नहीं 

	24
	सिक्किम 
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	मई/सूचित नहीं 

	25
	तमिलनाडु 
	3286
	1030
	590
	29
	184.65
	जून/सूचित नहीं 

	26
	त्रिपुरा  
	97
	1
	1
	शून्‍य
	1.91
	अप्रैल/सूचित नहीं 

	27
	उत्तराखंड 
	 
	 
	 
	 
	 
	सूचित नहीं 

	28
	उत्तर प्रदेश 
	25524
	273
	984
	6
	1112.71
	अगस्‍त/सूचित नहीं 

	29
	पश्चिम बंगाल 
	354
	193
	139
	-
	208.16
	सितम्‍बर/जुलाई 

	30
	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 
	211
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	अक्‍तूबर 

	31
	चण्‍डीगढ़ 
	4
	16
	-
	-
	0.16
	जुलाई 

	32
	दादरा एवं नगर हवेली 
	5
	13
	5
	-
	21.98
	सूचित नहीं/सितम्‍बर 

	33
	दमन एवं दीव 
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	सूचित नहीं 

	34
	लक्षद्वीप 
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	शून्‍य
	सूचित नहीं/मार्च

	35
	पुडुचेरी 
	1210
	63
	85
	2
	10.556
	सितम्‍बर 

	 
	कुल 
	116436
	3615
	3041
	412
	22248.128
	 


26.11.2012 तक अद्यतन
आवश्‍यक वस्‍तुओं की कालाबजारी के सम्‍बन्‍ध में राज्‍य सभा के दिनांक 3-12-2012 के अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या 967 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण
अनुलग्‍नक-II

सरकार द्वारा आवश्‍यक वस्‍तुओं की मूल्‍य वृद्धि को रोकने के लिए उठाए गए कदम: 
· गेहूं, प्‍याज, दालों, कच्‍चा पामोलीन के लिए आयात शुल्‍क को घटाकर शून्‍य किया गया और रिफाइन्‍ड और हाइड्रोजनीकृत तथा वनस्‍पति तेलों पर आयात शुल्‍क को घटाकर 7.5% किया गया।
· सफेद और कच्‍ची चीनी के शुल्‍क मुक्‍त आयात को 30.06.2012 तक बढ़ाया गया; वर्तमान में आयात शुल्‍क को 10% रखा गया है।
· खाद्य तेलों (नारियल तेल और वन आधारित तेल को छोड़कर) और 5 क्रि.ग्रा के उपभोक्‍ता पैकों के साथ खाद्य तेलों 20000 टन प्रति वर्ष की क्षमता तथा दालों (काबुली चना और जैविक दलहन तथा मसूर के अधिकतम 10 हजार टन प्रतिवर्ष को छोड़कर) के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया गया है।
· चुनिंदा आवश्‍यक वस्‍तुओं जैसे कि दालों, खाद्य तेलों और खाद्य तिलहनों के मामले में समय पर तथा धान और चावल के संबंध में विष्‍टि 7 राज्‍यों में 30.11.2012 तक स्‍टॉक सीमा अधिरोपित की गई।
· जब कभी भी आवश्‍यक हुआ तो प्‍याज के निर्यात पर अल्‍प काल के लिए प्रतिबंध लगाया गया। प्‍याज के निर्यात को न्‍यूनतम निर्यात मूल्‍य तंत्र के माध्‍यम से बढ़ावा दिया गया।
· चावल (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 5.65 रुपया प्रति कि.ग्रा. और अंत्‍योदय अन्‍न योजना के लिए 3 रूपए प्रति कि.ग्रा.) और गेहूं (गरीबी रेखा से नीचे के लिए 4.15 रुपए प्रति कि.ग्रा. और अंत्‍योदय अन्‍न योजना के लिए 2 रुपए प्रति कि.ग्रा.) के केन्‍द्रीय निर्गम मूल्‍य को वर्ष 2002 से कायम रखा गया।
· चावल, उडद, तूर, ग्‍वारगम और ग्‍वार बीज के भावी सौदों को स्‍थगित कर दिया गया।
· लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले परिवारों को चीनी की पर्याप्‍त उपलब्‍धता सुनिश्‍चित करने के उद्देश्‍य से चीनी मौसम 2011-2012 के दौरान चीनी मिलों की लेवी अनिवार्यता की 10% बहाल किया गया।
· सरकार ने ओ एम एस एस स्‍कीम के तहत चावल और गेहूं का आबंटन किया।
· सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए सब्‍सिडीकृत आयातित दालों की स्‍कीम को ‘’गरीबी रेखा से नीचे के कार्यधारकों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत वितरण हेतु राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को राज्‍य सहायता प्राप्‍त दरों पर आयातित दालों की आपूर्ति की स्‍कीम’’ नामक बदले हुए नाम से पुन: शुरु करने का निर्णय किया गया जिसमें चालू वर्ष के शेष भाग के 20 रु. प्रति क्रि.ग्रा. की सब्‍सिडी देने और सब्‍सिडीकृत आयातित खाद्य तेलों की सीमा को इस अवधि के लिए 10 लाख टन तक खाद्य तेलों के आयात के लिए 15 रु. प्रति क्रि.ग्रा. की सब्‍सिडी के साथ 30.09.2013 तक आगे बढ़ाने का निर्णय किया गया।

****
